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जिसका उत्‍तर 02 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।
.....
राज्यों की जल बंटवारा नीति
3993. श्री सी. पी. नारायणन: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या सरकार स्पष्ट जल नीति अपनाकर और सभी राज्यों के साथ न्याय करके जल बंटवारे संबंधी विवादों को रोकने का इरादा रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) 
क्या नदियों के किनारे बसे राज्यों के बीच विवादों को कतिपय उचित मानदंडों के आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता है; और
(ग)
क्या सरकार जल को कृषि, व्यक्तिगत और अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं की अपेक्षा पीने के लिए ज्यादा महत्व देती है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) और (ख) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने वर्ष 2012 में संशोधित राष्‍ट्रीय जल नीति (एनडब्‍ल्‍यूपी) अपनाई है। इस नीति के खंड 12.2 के अनुसार उचित तरीके से विवादों के शीघ्र समाधान के लिए एक स्थायी जल विवाद अधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, केन्‍द्र अथवा राज्‍य सरकारों, जैसा भी मामला हो, के ‘गुड ऑफिसिस’ के प्रयोग के अलावा विवादों के समाधान के लिए बातचीत और मध्‍यस्‍थता के रास्‍ते भी आजमाए जा सकते हैं।
एनडब्‍ल्‍यूपी 2012 के खंड 12.5 के अनुसार वर्षा, नदी प्रवाह, बोआई और स्रोत क्षेत्र, सतही और भूमि जल दोनों के विभिन्‍न उपयोगों और जल वैज्ञानिक संतुलनों के आधार पर उपयुक्‍त जल बजट और जल लेखों सहित प्रत्‍येक नदी बेसिन के लिए प्रतिवर्ष प्रति दस दिन के आधार पर जल लेखों के प्रकाशन के लिए नियमित आधार पर आंकड़ें एकत्र करने और उनका मिलान करने के लिए प्रत्‍येक बेसिन हेतु उपयुक्‍त सांस्‍थानिक व्‍यवस्‍था की जानी चाहिए। इसके अलावा, प्रत्‍येक जलभृत के लिए जल बजटिंग और जल लेखाकरण किया जाना चाहिए।
जल विवादों के निपटारे के लिए व्‍यवस्‍था के तौर पर अंतर-राज्‍यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्‍ल्‍यूडी) अधिनियम, 1956 मौजूद है। जल विवादों के निर्णय के लिए अब तक गठित अधिकरण विवादों के निपटारे के लिए निष्पक्ष और मात्र समान अनुपात के सिद्धांतों पर आधारित हैं। 
राज्‍य सरकारों द्वारा शिकायत किए जाने पर, केन्‍द्र सरकार ने राज्‍यों के बीच जल विवादों के निपटारे के लिए अब तक अंतर्राज्‍यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्‍ल्‍यूडी) अधिनियम,1956 के अंतर्गत 09 अधिकरण स्‍थापित किए हैं। गोदावरी, कृष्‍णा और नर्मदा संबंधी जल बटवारे के अंतर-राज्‍यीय विवाद (मई, 1976 का) के विषय में विवादों का निपटारा संबंधित अधिकरणों के निर्णयों के प्रकाशन के साथ हो गया है। इसके अतिरिक्‍त, बिहार सरकार ने सोन बेसिन से संबंधित नदी जल विवादों के निर्णय हेतु अधिकरण बनाने के लिए इस मंत्रालय को आईएसआरडब्‍ल्‍यूडी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के तहत 27.11.2013 को आवेदन किया था। अध्‍यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग तथा अध्‍यक्ष, केन्‍द्रीय जल आयोग ने उत्तर प्रदेश और बिहार राज्‍यों के साथ बात-चीत की थी। इस बात पर सहमति बनी है कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य समय-समय पर बैठक करेंगे और आपस में मि欼ࠀलकर मसले का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसलिए यह मसला सुलझ  गया है।
अंतर-राज्‍यीय नदी जल विवादों के अधिनिर्णय को और अधिक कारगर बनाने के लिए 14.03.2017 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री द्वारा लोकसभा में अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 पेश किया गया था। इस विधेयक में स्थायी संस्थापना और स्थायी कार्यालय स्थान तथा अवसंरचना सहित एक सक्षम अधिकरण के गठन की परिकल्पना है ताकि प्रत्येक जल विवाद के लिए एक पृथक अधिकरण के गठन की आवश्यकता का निराकरण किया जा सके जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। प्रस्‍तावित विधेयक में अंतर-राज्‍यीय जल विवादों को अधिकतम डेढ़ वर्ष की अवधि में सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए केन्‍द्र सरकार द्वारा विवाद निवारण समिति (डीआरसी) की स्‍थापना का प्रावधान है। जो विवाद बातचीत द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता वह निर्णय के लिए अधिकरण को भेजा जाएगा। अधिकरण को इस प्रकार भेजा जाना वाला विवाद निर्णय के लिए अधिकरण के अध्‍यक्ष द्वारा अधिकरण की किसी पीठ को सौंपा जाएगा। इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन से इसे भेजे गए जल विवादों के अधिनिर्णय को गति मिलेगी। इस विधेयक को जांच के लिए जल संसाधन संबंधी स्थाई समिति को भेजा गया था। इस स्थाई समिति ने “अंतर राज्य नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 संबंधी जल संसाधन की स्थाई समिति की उन्नीसवीं रिपोर्ट” के रूप में लोकसभा सचिवालय के दिनांक 11.08.2017 के पत्र द्वारा इस विधेयक पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। तदनुसार मंत्रालय द्वारा अंतर्राज्‍य नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 पर आधिकारिक संशोधन हेतु मंत्रिमंडल टिप्‍पणी नोट का मसौदा तैयार किया गया है।
(ग) एनडब्‍ल्‍यूपी- 2012 के खंड 1.3 (Vi) के अनुसार पीने और सफाई के लिए स्‍वच्‍छ जल को सबसे पहली आवश्‍कयता माना चाहिए, उसके बाद अन्‍य बुनियादी घरेलू आवश्‍यकताओं (पशुओं के लिए आवश्‍यकता सहित), खाद्य सुरक्षा के लिए, निरंतर कृषि की सहायता और न्‍यूनतम इको-सिस्‍टम के लिए आबंटन को उच्‍च प्राथमिकता देनी चाहिए। उपर्युक्‍त आवश्‍कयताओं को पूरा करने के बाद, उपलब्‍ध जल का आवंटन इस ढंग से किया जाना चाहिए जिससे इसके संरक्षण और कुशल उपयोग को बढ़ावा मिले।
*****
